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विषयः प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में वित्तपोषण का तरीका
808. श्री नरेन्द्र कुमार स्वैनः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार अन्य केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के समान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी॰एम॰एफ॰बी॰वाई॰) में क्रमशः केन्द्र और राज्य के बीच के वित्तपोषण के अनुपात तरीके को 50:50 के अनुपात से संशोधित करते हुए 60:40 का अनुपात करने के लिए कदम उठाएगी;
(ख) क्या सरकार इस कार्यक्रम के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आकस्मिक निधि के प्रावधान हेतु भी आवश्यक कदम उठाएगी क्योंकि वर्तमान में ऐसी किसी निधि का प्रावधान नहीं है और योजना के क्रियान्वयन का समग्र दायित्व राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जा रहा है; और
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक कार्यात्मक स्वतंत्रता प्रदान करने पर विचार करेगी?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (परषोत्‍तम रूपाला)
(क) से (ग):	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से भिन्न रुप से जिनमें केंद्र और राज्य के बीच 60:40 का राजसहायता साझा पैटर्न निर्धारित है, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एक केंद्रीय प्रायोजित बीमा योजना है। पीएमएफबीवाई के तहत केंद्र और राज्य के बीच 50:50 का वित्तपोषण साझा पैटर्न योजना के सफल कार्यान्वयन में राज्य के हिस्सों को ध्यान में रखते हुए परिकल्पित है। ऐसे राज्य जो योजना को अपनाते हैं उनमें, अपने किसानों के लिए इष्टतम जोखिम कवरेज सुनिश्चित करने में अधिक हिस्सेदारी होती है। अतः उन्हें योजना में कवर किए जाने वाले फसलों/क्षेत्रों और क्षतिपूर्ति स्तर, मौसम में बोई जाने वाली फसलों में कट-ऑफ तारीख को निर्धारित करने में छूट के साथ-साथ प्रचालन में अधिक स्वायतता प्रदान की गई है। राज्य बीमांकिक प्रीमियम दरों और दावा धनराशि के निर्धारण के लिए पिछले/वर्तमान उपज आंकड़ें प्रदान करते हैं। राज्य सरकारें बीमांकिक प्रीमियम दरों के न्यूनीकरण/तर्कसंगत बनाने के लिए जोखिम श्रेणीकरण और बीमा कंपनियों द्वारा बताई गई न्यूनतम प्रीमियम दर (एल-1) पर आधारित पारदर्शी बीडिंग प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक अथवा निजी कार्यान्वयक बीमा कंपनियों के चयन के माध्यम से उनके जिलों का क्लस्टर भी तैयार करती है। वे फसल कटाई प्रयोग भी आयोजित करते हैं और दावों आदि की गणना के लिए सीसीई डाटा प्रस्तुत करते हैं। योजना के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग से संबंधित से सभी शक्तियां फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसीसीआई) और जिला स्तरीय समन्वयन समिति (डीएलएमसी) में निहित होती हैं। राज्य राजसहायता अंश के बराबर होने से बेहतर कार्यान्वयन और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करता है।
	आकस्मिकता निधि के प्रावधान के संबंध में वर्तमान में योजना के तहत कोई प्रावधान नहीं है, तथापि योजना में बेहतर प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा फसल कटाई प्रयोग उपज डाटा (सीसीई) भेजने के लिए स्मार्ट फोन की खरीद पर होने वाले व्यय के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इसके अलावा, बीमा के इकाई क्षेत्र को ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर घटा देने के कारण अधिक सीसीई के राज्यों द्वारा किए गए 50 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाती है। 
*******
